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iVjh&jsgM+h foØsrkvksa dk foLFkkiu
1478- 
Jh lat; flag% 
D;k vkoklu vkSj 'kgjh dk;Z ea=h ;g crkus dh d`ik djsaxs fd% 
¼d½ D;k ljdkj us bl ckr ij /;ku fn;k gS fd fnYyh esa fot; uxj {ks= esa Hkwfexr cktkj ds fuekZ.k ds fy, 26 iVjh&jsgM+h foØsrkvksa dks foLFkkfir fd;k tk jgk gS( 
¼[k½ ;fn gka] rks ljdkj mu mik;ksa dks fu;af=r djus ds fy, D;k mik; djsxh tks iFk foØsrk vfèkfu;e] 2014 esa fuèkkZfjr dh xbZ uhfr ftlesa dgk x;k gS fd iFk foØsrk dks foLFkkfir ugha fd;k tk ldrk gS] ds foijhr gS( vkSj 
¼x½ ;fn gka] rks D;k ljdkj foLFkkfir bu iFk foØsrkvksa dks gq, uqdlku] ;fn dksbZ gks] dhs {kfriwfrZ djsxh\
उत्तर
आवासन और शहरी कार्य राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(श्री हरदीप सिंह पुरी)
(क): राष्‍ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्‍ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, उत्‍तरी दिल्‍ली नगर निगम को दिल्‍ली में विजयनगर क्षेत्र से पथ विक्रेताओं के विस्‍थापन हेतु ऐसा कोई प्रस्‍ताव प्राप्‍त नहीं हुआ है।
(ख) और (ग): पथ विक्रेता अधिनियम 2014 में उन पथ विक्रेताओं को पुलिस और अन्‍य प्राधिकारियों द्वारा प्रताडि़त करने पर रोक लगाने से संबंधित उपबंध निहित हैं जो विक्रय के अपने प्रमाणन के निबंधन एवं शर्तों के अनुसार पथ विक्रेता कार्यकलाप करते हैं। इसमें पथ विक्रेताओं के पुनर्वास अथवा बेदखली, उनके सामानों को जब्‍त करना अथवा पुन: दावा करने से पथ विक्रेताओं की शिकायतों के निवारण अथवा विवादों का निपटान हेतु तंत्र से संबंधित उपबंध निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम को संबंधित राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकारों द्वारा अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में लागू किया जाता है। उपबंधों का कार्यान्‍वयन करने के लिए राज्‍य/संघ राज्‍य क्षेत्र सरकार नियम, स्‍कीम और उप-नियम बनायेंगे। 
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